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साल 2025 की 7 नई सरकारी योजनाएं  100  मिलेगा पैसा और रोजगार!
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   साल 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं: एक विस्तृत अवलोकन   

भारत सरकार द्वारा हर साल देश के सर्वांगीण विकास, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और समाज के हर तबके, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले वर्गों

को  ध्यान  में  रखकर  कई  कल्याणकारी  योजनाएं  और  नीतियां  लांच  की  जाती  हैं।  इस  निरंतर  विकास  की  कड़ी  में  साल  2025  भारतीय

नीति-निर्माण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस वर्ष भारत सरकार ने कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लांच

की हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखती हैं। चाहे वह कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो,

ग्रामीण रोजगार  की गारंटी  को  विस्तार  देने  का  मुद्दा  हो,  हर  गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार  को  पक्की  छत मुहैया  कराना  हो,  या  फिर

युवाओं  के  लिए रोजगार  के  नए और असीमित अवसर पैदा  करना  हो,  2025 की  योजनाएं  इन सभी  पैमानों  पर  खरी  उतरती  हैं।  आज के  इस

डिजिटल युग में, जहाँ हर नागरिक अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक हो रहा है, इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी होना

अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2026 में  प्रवेश करते हुए, इन योजनाओं का latest update 2026 और इनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन

एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गया है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा (UPSC, State PCS, SSC, Banking) की तैयारी कर रहे हैं,

तो यह विस्तृत लेख आपके लिए एक रामबाण सामग्री के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य

अध्ययन (General Studies) और करंट अफेयर्स सेक्शन में इन सरकारी योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य, बजट और उनके लाभार्थियों से

जुड़े गूढ़ सवाल अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी यह समझना जरूरी है कि आपके कर के पैसों

का उपयोग किन राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में हो रहा है। बहुत से छात्र और शोधकर्ता इन योजनाओं की scheme PDF list 2026 इंटरनेट

पर तलाशते हैं ताकि वे तथ्यों को सटीक रूप से याद कर सकें। इस लेख में हम 2025 की उन सभी प्रमुख योजनाओं का गहराई से विश्लेषण

करेंगे, जो 2026 और उसके बाद के वर्षों में भारत की दिशा और दशा तय करने वाली हैं।
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   कृषि क्षेत्र में विकास: पीएम धन-धान्य कृषि योजना और पीएम-किस   

भारत की आत्मा आज भी उसके गांवों और कृषि क्षेत्र में बसती है, और यही कारण है कि सरकार की नीतियों के केंद्र में हमेशा किसान और

खेती रही है। साल 2025 की सबसे प्रमुख और दूरगामी सोच वाली योजनाओं में   प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना  का नाम सबसे ऊपर

आता है। इस योजना का मुख्य और रणनीतिक लक्ष्य देश के उन 100 जिलों की पहचान करना और वहां कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है,

जो  लंबे  समय से  कम उत्पादकता (low productivity)  का शिकार  रहे  हैं।  सरकार  ने  इस योजना  के  तहत इन चुनिंदा  जिलों  में  मिट्टी  के

स्वास्थ्य, आधुनिक सिंचाई तकनीकों, उन्नत बीजों  की उपलब्धता और वैज्ञानिक कृषि विधियों  को लागू करने का खाका तैयार किया है।

विशेष रूप से, इस योजना का फोकस तिलहन (Oilseeds) और दलहन (Pulses) के उत्पादन में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है।

हम जानते हैं कि भारत हर साल खाद्य तेलों और दालों के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करता है  ऐसे में पीएम धन-धान्य कृषि योजना न

केवल  किसानों  की  आय  बढ़ाएगी  बल्कि  देश  के  आयात  बिल  को  कम  करके  अर्थव्यवस्था  को  मजबूत  भी  करेगी।  इसके  समानांतर,  

प्रधानमंत्री  किसान  सम्मान  निधि   (पीएम-किसान)  योजना,  जो  कि  एक  पुरानी  लेकिन  अत्यंत  सफल  योजना  है,  ने  एक  नया  कीर्तिमान

स्थापित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2025 में इस बहुचर्चित योजना की 21वीं किस्त जारी की गई है। इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

(Direct Benefit Transfer - DBT) के  तहत देश भर के  लगभग 9 करोड़  पात्र  किसानों  के  बैंक खातों  में  सीधे  18,000 करोड़  रुपये  की

विशाल धनराशि सफलतापूर्वक पहुंचाई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान को 2,000 रुपये  की आर्थिक सहायता दी

जाती है, जो उन्हें बुवाई के समय बीज, उर्वरक और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में अत्यंत मदद करती है। जो किसान अब तक इस लाभ से

वंचित हैं,  वे  आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना status check कर सकते  हैं  और beneficiary list में  अपना नाम देख सकते  हैं।  यह

योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह सुनिश्चित करती है, बल्कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने में भी एक

अहम भूमिका निभाती है।

   ग्रामीण रोजगार का नया सवेरा: मनरेगा का नया स्वरूप  G-RAM G   

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा भारत जैसे  विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए हमेशा से  एक बड़ी  चुनौती रही है।  इस चुनौती से  निपटने  के

लिए ऐतिहासिक रूप से  महात्मा  गांधी  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी  अधिनियम (मनरेगा)  एक मजबूत ढाल रहा है।  लेकिन बदलते  समय,

महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों की नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, साल 2025 में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस योजना का

पूर्ण रूप से  आधुनिकीकरण और नामकरण किया है।  हाल ही में  भारत सरकार द्वारा  मनरेगा  का नाम बदलकर  विकसित भारत-गारंटी  फॉर

रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)  अर्थात G-RAM G कर दिया गया है। यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि योजना की

कार्यप्रणाली और इसके उद्देश्यों  में  एक व्यापक प्रतिमान बदलाव (paradigm shift) है। G-RAM G योजना के तहत सबसे बड़ी और

क्रांतिकारी घोषणा यह की गई है कि अब ग्रामीण कामगारों को 100 दिनों के रोजगार की जगह 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी

जाएगी। 25 अतिरिक्त दिनों का यह रोजगार ग्रामीण परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा साबित होगा, विशेषकर उन महीनों में जब

कृषि कार्य ठप पड़ जाते हैं और मौसमी बेरोजगारी अपने चरम पर होती है। इस नए स्वरूप में सिर्फ मिट्टी खोदने या कच्चे काम तक सीमित न

रहकर, जल संरक्षण, वनीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य है कि रोजगार के साथ-साथ गांवों में ऐसा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जो  विकसित भारत  के संकल्प को ग्रामीण

स्तर  पर  साकार  कर  सके।  नए  G-RAM G  पोर्टल  के  माध्यम  से  श्रमिक  अपने  मस्टर  रोल,  कार्य  का  आवंटन  और  मजदूरी  भुगतान  का
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status check ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

   आशियाने का सपना होगा पूरा: पीएम आवास योजना 2.0 और SWAMIH फंड   

रोटी, कपड़ा और मकान  इंसान की मूलभूत जरूरतें हैं, और अपना एक पक्का घर होना हर भारतीय का सबसे बड़ा सपना होता है। इसी सपने को

हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने 2025 में  पीएम आवास योजना 2.0  का शंखनाद किया है। इस उन्नत योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में

रहने वाले मध्यम वर्ग (Middle Class) और गरीब तबके के लोगों  के लिए 1 करोड़ नए और आधुनिक सुविधाओं से लैस घरों  का निर्माण

करने का एक विशाल लक्ष्य तय किया गया है। पीएम आवास योजना 2.0 में शहरीकरण की तेज गति और जमीन की कमी जैसी चुनौतियों को

ध्यान में  रखते हुए वर्टिकल हाउसिंग और किफायती हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें  ब्याज सब्सिडी (Credit

Linked Subsidy Scheme) का दायरा भी बढ़ाया गया है ताकि लोग आसानी से बैंक लोन ले सकें। इसी संदर्भ में, यदि आप जानना चाहते

हैं  कि इस योजना का जमीनी स्तर पर कैसे  फायदा मिल रहा है,  तो  आप यह खबर पढ़  सकते  हैं:1-1  लाख रुपये  मिल रहे  हैं!  पीएम आवास

योजना के तहत मिलने वाली पहली किस्त जारी। इसके साथ ही, रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या को सुलझाने के

लिए सरकार ने  SWAMIH फंड 2  (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) की शुरुआत की है। हम अक्सर

देखते हैं कि कई बिल्डर फंड की कमी के कारण हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोक देते हैं, जिससे जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाने वाले

मध्यम वर्गीय परिवार  बेघर  रह जाते  हैं  और ईएमआई तथा किराए के  दोहरे  बोझ तले  दब जाते  हैं।  इस गंभीर  संकट को दूर  करने  के  लिए

SWAMIH फंड 2 के तहत 15 हजार करोड़  रुपये  का भारी-भरकम कॉर्पस आवंटित किया गया है।  इस फंड का उपयोग विशेष रूप से  उन 1

लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा करने में किया जाएगा, जो वित्तीय तरलता (liquidity) की कमी की वजह से वर्षों से रूके पड़े थे। इसके

माध्यम से न केवल घर खरीदारों को उनके सपनो का घर मिलेगा, बल्कि रियल एस्टेट और उससे जुड़े सीमेंट, स्टील और लेबर सेक्टर में भी

भारी उछाल आएगा।

   हर घर को मुफ्त बिजली: पीएम सूर्य घर योजना के लाभ   

ऊर्जा  सुरक्षा  और  सतत  विकास  (Sustainable  Development)  21वीं  सदी  के  दो  सबसे  महत्वपूर्ण  वैश्विक  लक्ष्य  हैं।  जलवायु

परिवर्तन के खतरे को कम करने और आम आदमी पर बिजली के भारी बिलों के बोझ को खत्म करने के दोहरे उद्देश्य के साथ भारत सरकार

ने 2025 में   पीएम सूर्य घर योजना  को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया है। यह एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी और जन-हितैषी योजना है,

जिसके तहत देश भर में करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल (Rooftop Solar Panels) लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसके अंतर्गत सरकार सोलर पैनल लगाने वाले प्रत्येक घर को प्रतिमाह 300 यूनिट तक

मुफ्त बिजली (Free Electricity) प्रदान करने की गारंटी दे रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का

मासिक बिजली बिल या तो शून्य हो जाएगा या नाममात्र का रह जाएगा। इससे न केवल परिवारों को भारी आर्थिक बचत होगी, बल्कि यदि वे

300 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं,  तो बची हुई अतिरिक्त बिजली को वापस ग्रिड में  बेचकर वे एक अतिरिक्त आय भी अर्जित कर

सकते हैं। सरकार ने सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी का प्रावधान किया है और लोग राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी

से apply online कर सकते हैं। इसके अलावा, स्थानीय युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे
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ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लाखों नए रोजगार (Green Jobs) पैदा हो रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना भारत को पारंपरिक कोयला आधारित बिजली

उत्पादन से मुक्त कर नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनाने की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक

साबित हो रही है।

   युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर: पीएम विकसित भारत रोजगार योज   

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड (Demographic Dividend) का सही लाभ उठाने के

लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में अगस्त 2025 में सरकार ने

एक गेम-चेंजर योजना  प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना  की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य अभूतपूर्व है: अगले 2 सालों

(अर्थात 2027 तक) देश के विभिन्न सेक्टर्स में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। यह योजना कॉर्पोरेट जगत और एमएसएमई (MSME)

सेक्टर को नए कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए सीधे तौर पर प्रोत्साहित करती है। इस योजना का सबसे अनूठा और आकर्षक पहलू यह

है कि इसके तहत यदि कोई कंपनी नए कर्मचारियों की भर्ती करती है, तो उन कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF - Employees 

Provident Fund) का पूरा खर्च (एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी दोनों का हिस्सा) सरकार खुद वहन करेगी। इससे कंपनियों पर आर्थिक बोझ

कम होता है और वे अधिक से अधिक युवाओं को औपचारिक रोजगार (Formal Employment) देने के लिए प्रेरित होती हैं। इसके समानांतर,

केवल नौकरियां पैदा करना ही काफी नहीं है  युवाओं में इंडस्ट्री की मांग के अनुसार कौशल (Skills) होना भी उतना ही आवश्यक है। भारत

के शिक्षा तंत्र में रट्टा मारने वाली पढ़ाई और व्यावहारिक ज्ञान की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने देश भर के स्कूलों,

आईटीआई (ITI) और कॉलेजों में  वोकेशनल स्किल लैब्स  (Vocational Skill Labs) स्थापित करने का एक देशव्यापी अभियान छेड़ा है।

इन अत्याधुनिक लैब्स में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन कार्य

और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे विषयों का हैंड्स-ऑन (Hands-on) व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये वोकेशनल स्किल लैब्स

सुनिश्चित कर रही हैं कि भारत का युवा जब अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले, तो वह सीधे इंडस्ट्री में काम करने के लिए पूरी तरह से  प्लग

एंड प्ले  (Plug and Play) मोड में तैयार हो।

   प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी योजनाओं के अध्ययन का महत्व   

आज के समय में भारत में लाखों युवा प्रशासनिक सेवाओं और अन्य सरकारी नौकरियों का सपना देखते हैं। चाहे वह यूपीएससी सिविल सेवा

परीक्षा (UPSC CSE) हो, राज्य लोक सेवा आयोग (State PCS) की परीक्षाएं हों, एसएससी (SSC), बैंक, या रेलवे की परीक्षाएं हों 

सरकारी  योजनाओं  (Government  Schemes)  का  विस्तृत  अध्ययन  सफलता  की  कुंजी  माना  जाता  है।  परीक्षा  का  कोई  भी  चरण  हो

प्रारंभिक परीक्षा  (Prelims),  मुख्य  परीक्षा  (Mains),  या  साक्षात्कार  (Interview)  साल 2025 में  शुरू  की  गई इन सभी  महत्वपूर्ण

योजनाओं  से  संबंधित प्रश्न  निश्चित रूप  से  पूछे  जाते  हैं।  परीक्षार्थियों  को  केवल योजनाओं  के  नाम नहीं,  बल्कि  उनके  लॉन्च की तिथि,

नोडल मंत्रालय,  बजट आवंटन,  लाभार्थी  वर्ग  की  पात्रता,  और  योजना  के  दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों  का  गहन विश्लेषण

करना  होता  है।  उदाहरण  के  लिए,  G-RAM  G  योजना  मनरेगा  से  कैसे  अलग  है,  या  SWAMIH  फंड  2  का  अर्थव्यवस्था  पर  क्या  

मल्टीप्लायर इफेक्ट  (Multiplier Effect) पड़ेगा, ये सीधे मुख्य परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं।  योजनाओं के ऐतिहासिक विकास और
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उनकी निरंतरता को समझने  के  लिए आप इस महत्वपूर्ण लेख को भी पढ़  सकते  हैं:प्रधानमंत्री  नरेंद्र  मोदी का 72वां  जन्मदिन:  जानें  मोदी

सरकार  की  10  बड़ी  योजनाएं।  इसके  अलावा,  प्रशासन  में  जाने  वाले  भविष्य  के  अधिकारियों  को  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  आने  वाली

चुनौतियों, जैसे कि भ्रष्टाचार, लीकेज, और साइबर धोखाधड़ी के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहाँ योजनाएं

ऑनलाइन हो गई हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व फर्जी वेबसाइट्स और लिंक बनाकर भोले-भाले नागरिकों को ठगने का प्रयास भी करते हैं।

इस विषय पर विस्तृत  जानकारी  और जागरूकता  के  लिए इस रिपोर्ट  का  अध्ययन आवश्यक है:साइबर सरकार  का घोटाला:  कैसे  सरकारी

योजनाओं  के  नाम  पर  हुआ करोड़ों  का  घोटाला।  अतः,  इन योजनाओं  का  समग्र  और आलोचनात्मक (Critical)  अध्ययन न केवल आपको

परीक्षा में उच्च अंक दिलाएगा, बल्कि भविष्य में एक संवेदनशील और प्रभावी प्रशासक बनने में भी आपकी मदद करेगा।

   जनता के सवाल (FAQs)   

पीएम  सूर्य  घर  योजना  का  लाभ  उठाने  के  लिए  नागरिकों  को  सरकार  द्वारा  जारी  आधिकारिक  राष्ट्रीय  रूफटॉप  सोलर  पोर्टल

(pmsuryaghar.gov.in) पर जाना होगा। वहां आप अपने राज्य, बिजली वितरण कंपनी और उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) के

माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और  apply online  विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद,

आप  उसी  पोर्टल  पर  लॉगिन  करके  अपने  आवेदन  की  स्थिति  (status  check)  भी  आसानी  से  ट्रैक  कर  सकते  हैं  कि  आपकी  सब्सिडी

स्वीकृत हुई है या नहीं।

भारत सरकार ने हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर  G-RAM G  (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) कर

दिया है। इस नई योजना के तहत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की

बजाय 125  दिनों  के  गारंटीशुदा  रोजगार  का  कानूनी  अधिकार  दिया  गया  है।  इसके  अलावा,  योजना  के  तहत गांवों  में  स्थायी  और  उत्पादक

बुनियादी ढांचे (जैसे जल संरक्षण, ग्राम पंचायत भवन) के निर्माण पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

पीएम-किसान योजना के  तहत प्रधानमंत्री  द्वारा  नवंबर 2025 में  21वीं  किस्त जारी  कर दी गई है,  जिसके  अंतर्गत देश के  9 करोड़  पात्र

किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये (प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये) ट्रांसफर किए गए हैं। वर्ष 2026 में प्रवेश करते हुए, यह

योजना सुचारू रूप से चल रही है। जिन किसानों को अब तक किस्त नहीं मिली है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-केवाईसी (e-KYC)

पूरा करें और आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपना नाम और किस्त का स्टेटस चेक करें।
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